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स० प्रो ० वि ०[ कुरु./ 39-86 / 2019.-- चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है की मैं (( 1) सचिव , 

माकिटींग 
बोर्ड, हरियाणा, पंचकूला, ( 2 ) मार्कीट कमेटी, कयल के श्रमिक श्री वधावा राम , पुन श्री ठाकुर राम , गाँव गयोंग , तहसील 
कथल , जिला कुरुक्षेत्र तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हे निर्दिष्ट करना वांछनीय समशत है ; 

इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की 11 }{ की उपधारा ( 1 ) अंः खाड (ग ) द्वा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना मं ० 3( 44) 84-3-श्रम ,दिनांक 18 अप्रैल, 
1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गरितः श्रम न्यायालय , अम्वाला, का विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है . 


क्या श्री वधावा राम , पुत्र श्री ठाकर राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस 

राहत का हकदार है ? 


सं ० ओ ० वि ० / गुड़गांव / 49-86/ 20 3 1.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० अानन्द गैस लिमिटिड , 
प्लाट नं . 6 , पोस्ट मारूति इण्डस्ट्रीयल एरिया , गुड़गांव के श्रमिक श्री शंकर मार्फत श्री पी ० के ० धम्पी , बी ० II, आई ० 
डी ० पी ० एल ० , टाऊनशिप, गुमांय तथा उसको प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के. खण्ड ( ग )द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415- ( 3) -श्रम 68/15 254, दिनांक 
20 जून , 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा 
उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, प.रीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिप्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के 
बीच या तो विवादगस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


घा श्री गंगर को सेवायों का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/ हिसार/ 162-86 / 2090.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मं ० ( 1) हरियाणा राज्य 
सहकारी भूमि विकास बैंक लि . , चण्डीगढ़ , ( 2) प्राईमरी को -प्रोटिव लैण्ड डिवैल्पमैंट बैंक लि ० , सिरसा के श्रमिक श्री 
गुरदयाल , पुत्र श्री शिवनारायण , गांव व डा ० बुरज मांगू , वाया अोजान, तहसील तथा जिला सिरसा तथा उसके प्रबन्धकों के 
बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपात विवाद को . न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 

इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 96 4 1-1- श्रम-78/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या 
उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते 
जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है । . 
क्या श्री गुरदयाल , की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? 

तो वह 

किस राहत का 
हकदार है ? 


यदि नहीं , 


प्रार ० एस ० अग्रवाल , 


उप -सचिव , हरियाणा सरकार , 

श्रम विभाग । 


